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 में [स्पिति  महोदय]

 बचाकर  माह  से  ही  बदला  है,  परन्तु  सभी

 तक  ससे
 बत्तन  में  नहींਂ  ज्तेडा  गया  है?।”

 Gi)  Nukb  row  mconsIDERATION  OF  LIFT-
 ING  OF  BAN  ON  PROHIBITION  BY  THE
 Binar  GOVERNMENT

 भी  रामजीलाल- बा सलाम  (हाजीपुर)  :
 स्थापति  '  महोदय,  मे  निगम  सं०  उभर

 के  तहत  निम्नलिखित  विषय  की
 मोर  म

 मो  का  ध्यान  झाक चिल  करता  ह

 “बिहार  सरकार  दारा  मद्य  निषेध

 चर  से  प्रतिबन्ध  उठा  दिया  जाना  ग़रीबों
 के  जीवन  के  साथ  खिलवाड  करना  है।

 इस  से  सब  से  ज्यादा  हानि  हरिजन  आदिवासी

 we  गरीब वर्ग  &  लोनीं  को  होंगी ।

 विधानਂ  सभा  मेंਂ  सधी  दलों  के  हरिजन
 झादिवासी  सदस्यों  ने.  सद्य-निषेध  की

 wer  की  थी  ।  सभी  महिला  संगठनों  में

 भी  मद्य-निषेध  की  मांग  की  थी  ।  मद्य

 निषेध  राष्ट्रीय  भ्रान्दोलन का  मुख्य  मुद्दा

 रहा है  तथा  1920 से  1942 तक  इस

 को  लेकर  आन्दोलन  चला  ।  छात्र  पुवा

 mera  ने  भी  बिहार  में  नशाबन्दी  को  लेकर

 'शराब की  दुकानों  पर  धरनाਂ  का  कार्यक्रम

 शाया  था  |  संविधान  के  नीति  निदेशक  तत्वों  में

 गरीबों  में  खुशहाली  की  आशा  पायी  थी ।

 अत  बिहार  सरकार  से  मांग  2
 fe  सरकार  मद्य  निषध  पर  से  प्रतिबन्ध

 उठाने  के  निर्णय  पर  पुनर्विचार  करे  तथा

 गरीबों  के  क  में  तथा  नैतिकता  को  दृष्टि
 सें  शरीब  पीन  पर  प्रति धन् वं  wat  दें

 (ili):  IMPLEMENTATION  OF  THE  PALER
 Wate  TRIBUNAL’S  RECONMMENDA-
 TIONS

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE

 (New  Dethi);  Sir,,  the  Information

 and  Broadcasting  Minister  hag  stated
 in  Bombay  on  August  2  that  the  Gov-
 ernment  would  not  succumb  to  pres-
 sure  in  relation  to  the  implementation
 of  the  Palekar  Wage  Tribunal’s  recom-
 mendations  for  journalistg  and  non-
 journalists  (Statesman,  August  4,
 page  7.)

 I  would  like  to  know  ag  to  the
 nature  of  the  ‘pressure’  being  brought
 on  him.

 I’  would  also  urge  the’  Minister  to

 state  as  to  when  these’  rétommenda-
 tions  by  the  Palekar  Tribunal  will  be

 placed  on  the  Table  of  the  House.

 (iv)  Nexp  ro  rts  ae  Tro  KERALA

 SHRIMATI  SUSEELA  GOPALAN
 (Alleppey):  The-  rice  stock  with  the
 Kerala  Government  is  fast  dwindling
 and  the  Kerala‘  Government  requires
 one  lakh  tonnes  of  rice  from  the  Cen-
 tral  pool.  The  Chief  Minister  of
 Kerala  ‘has  already  sent  one  urgént
 message  to  the  Food  and  Agriculture
 Minister  of  the  Centre  to  this  effect.
 Though  the  Union  Agriculture  Minis-
 ter  has-already  promised  to  despatch


